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र. में चोर काय तन आयोग को पापना संकल्प झंख्या 5 ( 58) -ई . I11/ 83, दिनांक 29 जुलाई , 1983 
. . . की , जिसमें संकर : E5166) - - ILM .3, दिनांक 16 फरवरी, 1985 और संकल्प संखया ( 56 ) -ई .- III/ 83, दिनांक 8 नवम्बर, 1988 के 
. .... से संशोधन भी किए .. . 2 । प्रायोग ने 30 जून, 1986 को अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत किया , जिसका संबंध संघीय राज्य क्षेत्रों सहित 

सार के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तथा सशस्त्र बलों से संबंधित कर्मचारियों की परिलब्धियों, भत्तों, तथा सेवा की शतों की 
REA से था । सरकार ने वर्ग " ख ", "म " तथा " " केन्द्रीः सः पार के प्रसैनिक कर्मचारियों के संबंध में पायोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया 

वर्ण क केलीय कार के कारियों के इन बों के संबंध में प्रायोग की सिफारिशों को नीचे दिए गए सुंधार परक स्वस रूप में 
ENTERT कर fer; tet , - 

DA ने धित तक का है उनमें निहित तन -मिरिण फार्मूले के अनुसार मुल वैतम के 20 प्रतिशत पर परिकलित 

fire का मतमा लामो सा में जाकर 75/- रुपए कर दिया जाएगा । 
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PARTIgzo . 11 
- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - 

-- - - EPARE : : . 

-TEAMITRA 
( i ) मारोग की सिफारिक पधार निर्धारित पहले पबम्न माना 

जाताfr ) विसार 
फिपा पाएपा और वर्ग के पारिलायसवमाबाराव - 
मायोग की सिफारिश के मनुसार 

सरकार द्वारा संशोधित एप में 
750- 8- 790- . . -10- 940 रुपए 

750-12-870-4 . रो.- 14940 
775- 10- 985-4 . रो , - 12- 1025 रुपए 

775- 12- 955- . रो . - 14-1023 
800- 12-920-4 . रो . - 15- 1070- 20- 1150 रुपए 

800- 15- 1010- . रो .- 20-1150 
( iii ) बेतनमानों से संबंधित प्रायोग की सिफारिशों को 1- + 1988 की बजाए, जिसकी सिफारिण मायोग में की है, 1-1-86 से लागू किया जाएगा । 
(iv) मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण मुभावजे की ( महंगाई भत्ते ) की छमाही पाधार पर मषायगी की व्यवस्मा मायोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 

पहली सितम्बर पार पहली मार्च से किए जाने के बजाए पहली जुमाई से लागू होगी और तत्संबंधी अदायगी सितम्बर के वेतन के साथ ही पाएमी 

और मागे पलकर पहली जनवरी से लागू होगी जिसकी मदायगी मात्र के बेतन के साप की जाएगी । 
2. केन्द्रीय सरकार के वर्ग " ", "ग " और " 4 " के प्रसनिक कर्मचारियों के संबंध में भायोग की विभिन्न सिफारिों पर सरकार ने सो निर्णय लिए 
है, उनको इस संकल्प से संमग्न विवरण में प्रकट कर दिया गया है । मायोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशो को इस मनुषंध में किसि.सह मिया गया , 
उन पर सरकार विचार कर रही है और उनके संबंध में भी यथासंभव तीन निर्णय के लिए जाएंगे । 

3. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलम्बियों पोर सेवा की शो से संबंधित विभिन्न जटिल समस्या का समाधान करने तथा इस विषय पर एक 
परपस मारवान रिपाट पास करने के लिए भारत सरकार प्रायोग द्वारा किए गए इस महत् कार्य की प्रत्यषिक सराहना करती है । 

५. रंगाचारी, अपर सपिय 

मनुबंध 
समूह 7 , ग और ब के कर्मचारियों के सम्बन्ध में बाये बेतन प्रायोग रा की गई सिफारियों तथा उन पर सरकार 

के निर्णय पनि बासा विवरण (विवरण में प्रध्यायों और पैराग्राफ का संवर्म रेतन पायोग की रिपोर्ट से है ) 
कम ई . चौथे वेतन पायोग की सिफारिश 

सरकार का निर्णय 

( 3 ) 
वेतन 
1 . ( i ) 160- 170 प . के वर्तनमान वेतनमान में समूह के कर्मचारियों की सिफारिशों के अनुसार स्वीकार कर मी गई । 

750/- रु. का म्यूनतम वेतन तब तक दिया जाए , जब तक कि उनको भरती के लिए 
निर्धारित मायु सीमा प्राप्त करने पर नियमित वेतनमाम न दिया जाए । 

( पध्याय 8, पैराग्राफ 8 . 14 ) 
(ii ) समूह प , ग और ब के कर्मचारियों के लिए प्रायोग में प्रध्याय 8 में निम्नलिखित निम्नलिखित संशोधनों के साप स्वीकार कर ली गई । 

21 संशोधित वेतनमानों की सिफारिश की है : 
1. 760- 8- 790- . .- 10-940 1. 

कम से . 1, 2 और 3 के वेतनमानों में इस प्रकार संशोधन 
775-10- 9851 . रो . -12-10260, 

किया जाएगा : - - 
३. 800- 12- 920-4 . रो . - 16- 1070- 20- 1150 . . 

1. 780-12-870-4 . रो.- 1 - 8401. 
• 4. 825- 13- 000-4 . ऐ . - 20 - 1200 . 

2. 776- 12- 955-4 . . - 14- 10251. 
इ. 950- 20- 1150-4 . रो . - 25- 14001 

3. 800-13- 1010- . . 20- 1160 . . 
6. 850- 20-1150-4 . रो .- 25-1500 1. 
7. 975-26-1150-4 . रो .-30-1540 1. 
.. 975- 25- 1150- . . - 30 -1880 . 
9. 1150- 25- 15001. 
10. 1200- 30-1440-4 . रो .- 30- 18001. 
11. 1200-30- 1880 - 4 . रो . - 40- 20404. 
12. 1320- 30- 1560 - . . - 40- 20401. 
13. 1350- 30-1440-40- 1800-4 . से .- 50- 22001. 
14. 1400- 40- 1800-4 . रो .- 50- 23001. 
15. 1400- 40-1800- 50- 2300-4 . रो . - 80- 26001. 
18. 1600- 50- 2300-१ . रो .- 80- 2880 . 
17. 1640- 80 - 2600 - 4 . रो . - 76- 29004. 
18 2000- 80 - 2300- . रो . - 78- 32001, 
19. 2000- 60- 2300-4 . रो . - 7 - 3200 -100- 3300 , 
१०. 2000- 80- 2120 . . 


पारतकापप : साधारव 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 

- 


- 
- 


- 
- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 
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21. 2375- 75- 3200-4 . रो . - 100- 35001. 

( मध्याय 8, पैराग्राफ 8 . 9 और 8 . 73 ) 
( iii) जिन संशोधित वेतनमानों की सिफारिस भध्याय 8 में की गई है, उन पदों को छोड़कर स्वीकार कर ली गई । 

जिनके लिए रिस्पष्ट रूप से प्रयाय 8, 10, 11 और 27 में सिफारिणे की गई है, 
• सभी पदों पर लागू होंगे । भविष्य में सजित किए जाने पाले किसी भी पद को पायोग 

की सिफारिश के अनुसार निर्धारित किसी भी एक या दूसरे बेतममान में रख सकमा संभव 
होना चाहिए । 

( पध्याय 8, पराग्राफ 8 . 0 पोर 8 . 72 ) 
( iv ) कतिपय पदों प्रथवा कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के संबंध में प्रायोग ने रिपोर्ट के पुलिस कार्मिकों के वेतनमानों में कतिपय परिवर्तन करते 
पध्याय 9, 10, 11 और 27 में स्पष्ट सिफारिशें की है । 

हुए स्वीकार कर ली गई है, जिनको अलग से मधि 

सूचित किया जा रहा है । 
सन कर्मचारियों को राहत देने के प्रयोगन से जो कि अपने वेतनमान में अधिकतम वेतन पा स्वीकार कर ली गई । प्रवगेघवाष्टक वार्षिक वेतन पवि 

हो , संबंधित वेतनमानों की अधिकतम सीमा प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक दो वर्ष की अवधि की दिए जाने से संबंधित वर्तमान शतं बराबर जारी 
पति हो जाने पर वर्ग , ग और के अन्तर्गत प्राने वाले समस्त कारों में एक प्रबरोध 
बाइक वार्षिक वेतन- पति प्रथाम की जानी चाहिए । अधिक से अधिक तीन वार्षिक पेतम- वृदिया 
दी जा सकेंगी । 
( मध्याय 23 , पैराग्राफ 23. 10 ) 


१. 


3. प्रस्तावित नमानों में कर्मचारियों के वेतन को पैरा 30 . 2 ( अध्याय 30 ) में विहित रीति के इस परिवर्तन के माप स्वीकार कर ली गई कि कम से 
अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । 

कम लाभ 50 रुपए की बजाय 75 रुपए होमा 
चाहिए । केन्द्रीय सिविल सेवा ( संशोधित चेतन ) 

नियमावली, 1988 अलग से पारी की जा रही है । 
मूल्यवृद्धि के लिए मुसामना 
4 (i ) जब तक सरकार किसी नए सूचक अंक को प्रतिष्ठापित नहीं करती तब तक मूल्य पदि इस परिवर्तन के साथ म्वीकार कर ली गई कि मल्य 

के लिए कर्मचारियों को मुभावजा दिए जाने के प्रयोजन से प्रायोगिक कर्मचारी ( सामान्य ) वृद्धि का मुभावजा सितम्बर के बेतन के साथ पहली 
अखिल भारतीय पोसत उपभोक्ता मूल्य एक अंक ( पामार 1960 - 100 ) को ही जुलाई से पौर मार्च के वेतन के साथ पहली जनवरी 
उपयोग में लाया जाना चाहिए । . 

से प्रवा किया जाएगा । 


( H ) 12 महीनों सूप प्रा600 पोसत ( 1980 - 100 ), जिससे सिफारिता टिप्पणी 

मनुसार निर्धारित वेतनमान संबंधित है, से ऊपर मूल्य वृद्धि हो जामे पर मुभावजा प्रवा वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13017/ 1/ 86 
किया जाना चाहिए । 

t - 1 ( बी ), दिनांक 24- 6- 1988 के द्वारा 1- 4- 80 
से अतिरिक्त महंगाई भसे की जिन किस्तों की मंजूरी 
पी गई है और उसके अनुसरण में अप्रैल, मई और 
जून, 1988 में जिन धनराशियों की प्रदायगी कर 
दी गई है, उनको संशोधित फार्मुले वेतनमामों , 
संशोधन के कारण देय बकाया राशि के अनुसार 
प्रदा किए जाने वाले महंगाई भत में समायोति 

कर दिया जाएगा । 
(ii ) मुभाष की मंजूरी माई और सितम्बर के वेतनों के साथ पक्षा किए जाने के लिए एक 

पर्व में दो बार प्रपाल की पानी पाहिए । 
( iv ) उपर्युक्त सूचक मंक के 12 महीनों के पोसत प्रत्येक वर्ष दिसम्बर पार पन में समाप्त 

होने वाली प्रवधियों में 808 के पासत सूपक अंक से जितनी भी प्रतिशत वृद्धि हो उसे 
केवल सम्पूर्ण प्रशन में ही ग्रहण किया जाना चाहिए मौर मिन्मात्मक वृद्धिको प्रणित कर 

देवा पाहिए । 
( v) मूल वेतन पर कर्मचारियों को प्रदेय मुपापसीपर, सूचक मंच . 608 अंक 

मौसत पर भी पूर्णाकों में परिकलित की जानी चाहिए और पिनों को दी पोणित पिया 

गाना चाहिए । 
( vi ) जो कर्मचारी 3500 पार तक का मूल वेतन प1ि00 मिस पप 

पनि निराकरण की बावा भी पानी चाहिए । 
( vii ) मुमापरेको परिलकिलीप पवन तत्वम पित किया पाते या जाए । 

( प्रख्या 13, रा . 20) 
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(1) 

तिन 
(i ) ya मामलों में मायोग मे संशोधित सममानों की गिरि , बिग, विशेष धन भी मी | सक्ति Hamr /farm सपही को 

सम्मिलित है । प्रस्तावित घेतगमानों को ध्यान में रखने चार धामोम ने सिफारिश की है कि बिचके लिए इस समर यिशेम अपन पाए मग 
विशेषतम की मौणवा दरों को पहरे कधीशादी500 पपे फी प्रतिरक्षा के समीक्षा मामि विशेष मा एषों की 
अधिकतम सीमा के अंतर्गत मा करा ! 

मख्या को सीमिर किला पासा , IT मा में 
( मध्याय 24, पैराग्राफ 24. 3 ) 

परिणामों की सिाद कालिक और प्रशिक्षण दिमा 

के पास 31 12, 1988 में न दे । 
( i ) शियलिए विशेषता: 

फैमियरों को निम्ममिति, वरों पर क्लिोष तन शिया :: 
प्रतिभार संभाभी आने भाषी नकवी की मौमत राशि 

मासिक शिष मन 
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75, 000/ - रूपए तक 

80 पर 
75000 से अधिक और 2, 00, 000 8 . भुक 

75 पर 
2, 00, 000 ३ . से अधिक और 5, 00, 000 , 

100 सप 
5, 00, 000 से अधिक . 

136 पए 
( मध्याय 11, पैराग्राफ 11. 58 ) 
8. प्रतिनियुक्ति सूरी मता : 

सरकार भायोग द्वारा. प्रस्तावित संशोधित वेतनमानों के संरभ में मिक्सि भत्ते की दरें 
उपयुक्त स्म में निर्धारित करे । प्रतिनियुक्ति पता मेपर की प्रतिमतता के रूप में मनी बातेक 
मिश्षिस पर पर दिया जाए । 


प्रतिनियुक्ति मला एकही गहर, पापि में स्थानाrtm 
के लिए, 250 सए को भयवान सीमा के पान, 
मग बेसन के 5 प्रतिशत की दर से पौर, म.. 
पामकी में , 500 रुपए की इतम सीमा . 
भीम, मन खन * Infan की बर. * Pram 
पाषा साहिए । 


तिएकम 
7. (i ) शहरों को बहो को तुलनामा महमाई TET पर ला परत 4 पेपीका 
भौर काफी समय मगने थामा कार्य 

बुधाय को पोलार 
करना पाठिन है कि मगर पुरक पता मी स्पामों पर पिया गए 
क्योंकि सामान्य निर्वाह पय में होने वाली एपि a gti ममय समय पर 
महंगाई भत्ते की पवायापी की स्कीम marati 

( मपाय 17, मब 1, पैरा 17 . 3 ) 
( ii ) बिभिग्न मेवान सीमामों पाने कर्मचारियों को निम्नलिन्धित नितरों पर मगर , परक 

मता बना लिया जाए : 


अमन- मोना ( मियादी घेतम ) 


निमय नियों के शहरों में नगर पूरक 
भ की राशि 
( पए - प्रति मास ) 


15 


75 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


950 रु . से कम 

20 सीस, सिवाय इस 

नाम 14 am स्याम 
950 . और उससे अधिक किन्तु 1500 8 . कम 

के लिए, अहो पर श्रेणी के शहरों पर लागू 
1500 1 . पौर उससे अधिक किन्तु 2000 8 . से कम 

रों पर नगर पूर मा यम किया का माहा , 
2000 1 . भोर उससे अधिक 

100 

ना मादेश पाप है , आ . पि . भाएंगे । 
का किराया मशा : 
8 (i ) नगरों क जनसंख्या पर पाधारित गीकरण केकिराया भाम 

। 
मोदा प्रणाली को भारी Porn ! 

( पध्याय 144रा 14. 38 ) 
( ii ) मणरों को भी पर्समान तीन श्रेणियों पास 1 और 1-24TAR 

! 
किया जाना जारी रखा जाए । उन सभी सकसी भी महान किराया भी 
मवा किए जाने की वास्तविक पायायला 

मनी । 
( अध्याय 14 पैरा 14. 23 ) 


Panoramaareer 


BIJN44 


PPPiyawvnaM 


- 


( iil ) परमारी कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते की अदायगी पर धावा के सरकारी 

श्राबास के संदर्भ में की जानी चाहिए, जिसके लिए वे अपनी येतन सीमा के प्राचार 
पर हकदार है । इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशेष टाइप के मामा के म , 
किसी कर्मचारी को मकान किराया भता निश्चित राशि में देय होनी चाहिए बह 
न तक नहीं बलेगा अब तक कि उनकी हकदारी में परिवन नहीं हो जान । 

( अध्याय 14, पैरा 14. 26 ) 
( iv) कर्मचारियों का वर्गीकरण और विभिन्न श्रेणियों के महगें : ई दे ; 

मते की राशि निम्नलिखित रूप से होनी चाहिए :-- - 


मकान 


जिस टाइप के हकदारी के लिए प्रस्तावित घेतन - मानों में निम्न श्रेणियों के शादी में 
भावास के लिए वेतन - सीमा 

किराए भने की राशि 


क., :- ! और 


भ घेणोसे 


कस 
मान 


MaraNPR1000RPUmesstvamarekpearwayama- maunteershrsasrmiraramirmarwroome Paymond 


armirtravaanw ar 


. 70 

120 


30 


180 
250. 


त 


220 


1500 - 2799 
2800 - 3599 


800 


300 


( अध्याय 14, पैरा 14 . 27) 
{ } उपर्युक्त दरों पर मकान किराया भत्रा सभी कर्मचारियों को छोड़कर , जिन्हें स्वीकार 

सरकारी/किराए पर लिया गया आघास प्रदान किया गया है ) किया जाए, और 
इसके लिए उन्हें किराए की रसीद प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होना चाहिए । लेकिन उनके 
लिए यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा चाहिए कि वे किराए पर कुछ पय कर . 
रहे /किराए के संबंध में कुछ शान कर रहे हैं । अपने स्वंय के मकानों में रहने 
यात सरकारी कर्मचारियों को भी पर्षक दरों पर मकान किराया भता दिया जाए, बशर्ते 
विगह प्रमाण पत्र किये मकान बना सम्पति कर प्रयचा मकान के अमरक्षण के 

* में अदायगी शिक्षा कर रहै । 

( अध्याय 14 पैरा 14. 27 ) 
( vi ) उन मामलों में , जहां कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को किराए स्वात 

के बिना अलार किए गए सरकारी प्राधा को शेपर करता है अथवा अपने माता 
पिता , पुत्र-पुत्री, पत्नी , अथवा पति को पालाद हुए सरकारी प्रावास में रहता है/ रहती है , 
जो अन्य शर्ते इस समय लागू है. थे लाग होती रहेंगी । 

( अध्याम 14. पैरा 14. 27 ) 
" { vi ) कुछ मामलों में वेतन की सीमा पर, जहां तक मकान किराया भत्ता दिया जाता है की 

पाबन्दियां लगी हुई हैं । उन सभी स्थानों पर, जहां इस समय वेतन के 15 प्रतिशत हर 
पर मकान किराया भत्ता देय है, वह उन हरों पर अदा किया जाए, जिनकी सिफारिश 
वेतन आयोग द्वारा क , ख -1 और 2 श्रेणी के नगरों के लिए की गई हैं । उन अन्य 
मामलों में , जिन पर विशेष भाषा लागू होते हैं, मकान किराया भत्ता उन दरों पर प्रदा 
किया जाए, जिनकी सिफारिश बेतन पायोग ने ग श्रेणी के नगरों के लिए की है । इन 
दोनों मामलों में मकान किराया भत्ते के लिए घेतन की कोई उच्चतम सीमा नहीं होनी 
चाहिए । 

( मध्याय 14, पैरा 14 . 28 ) 
twilil अब तक सरकार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव में विशेष मादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत 

मकान किराया भत्ता देना जारी रखती है , तब तक यह उन दरों पर दिया जाए,जिनकी 
विनिवेशन आयोग द्वारा ग श्रेणी के नगरों लिए की गई है । 

( मध्याय 144 4 . 28 ) 
সব গুলা জালালী গ্রা 
म सभी स्थानों पर, सही समयपर प्रतिपुरक भसा क्षेप , सवनं वर्ष भर बर्षमान जी 
अशीय अतिपुरा मोर भीsrin को मिलाकर संवा अशा शिया मार , 
গুঞ্জী দ্বিগু = 
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THB UAZKITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 Sic . 1 ) 


बस पर्वतीय प्रति 
मासिकार ( पए ) 


. 


880 रुपएम 
050 रपए मोर पसते भाषिक 
मिकिन 1500 रुपए कम 
1600 रुपए बार उससे पक्षिक 
लेगिन 2000 रुपए से कम 
2000 रुपए मोर पससे पधिक 


120 


150 


( मध्याय 17, मष 11, पैप 17 . 8 ) 


( 3 ) 


- 


- 


- 


स्वीकृत 


10. प्रतिकूम जलवायू मत्ता 

प्रतिकूल अलवाय भत्ता सरकारी कर्मचारियों को पराम बसवाय बाले लेखों में सपा संबंधी 
. कठिनाइयों के ममाव के रूप में दिया जाता है । यह भत्ता उन स्थानों पर दिया जाता 

६, जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को भत्ता देने के लिए प्रतिकूल 
। जलवाय. पाले क्षेत्र घोषित किया गया हो । प्रतिकूल पलमाय भत्ता मौजूदा मानवण्यों के 

माधार पर, भकिन बेतन की पिसी चम बीमा के बिना, हम निम्नलिखित दरों पर 
दिया जामा पाहिए : 
वेतन -सीमा 

प्रतिकूल जलवाय 
पत्ते की मासिकपर 

( रुपए ) 
980 रुपए से कम बुनियादीबेराम 
950 रुपएरउससे अधिक लेठिन 1800 पपस बुनियादी 


1800 रुपए और उससे पाक किन 2000 रुपए 


म दुनियावी 


80 


- 


- 


- 


स्वी 


2000 पण मीर उससे अधिक 3000 बम नियादी 

बेतम 
3000 बमए और उससे परिमणिपात्र 

( मन्याय 17, 17 . 14) 
11. परियोजना/मिर्माण मता 

केन्द्रीय सरकार इन पापारियों को जो यह परियोजनाओं के निर्माण के संबंध म मषि 
सित और पकान्त स्थानों पर काम कर रहो, परियोजना निर्माण भत्ता दिया जाता है , 
जिसका मुख्य उद्देश्य अन् परियोजना स्थल पर पावास, स्कूलो, माट, बीपघालयों सी 
सुविधाओं के प्रभास के लिए म प्रावधा देना है । पर में सुविधाएं परियोजना स्थल पर प्रपया 
ससके निपर उपलब्ध हो मातीतोयह मता परण -बब रूप से समाप्त कर दिया 
जाता है । 1870 से धुर होने वाले पथक में सरकार ने परियोजना मता देने के मार्ग 
दर्शक निवेशी मोर उसकी स्वीकृति देने की प्रक्रिया को रोप -रहित बनाया पा । इसके बाप 
परियोजना भसा परियोजनामलों में परियोजनामित कर्मचारियों को दिया जाने लगा , 
विसकी र परियोजना कर्मचारियों को देय पते की दरों की 60 प्रतिशत पी । परियोजना 
मान की भवायगी का विनियमन करने पाले मौजूदा निवेशों में कोई परिवर्तन करने की 
पावस्यकता नहीं है, लेकिन उसकी रीको निम्न प्रकार संशोपित किया जाए : 
तन- सीमा 

परियोजना-मरी 

की मासिक दरें 
. . ............ ..... ... .. 

( पए ) 
850 रुपए से कम बनियापी बन्न 

75 
060 रुपए बीर असर पथिक किस 1800 ए म रियाली 


- 


180 


यारो 


1500 m at womass 10 

बत्तम 
2009 सपm on ofre infrice In 


225 


पक्षिया 


200 
910 
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12षि प्रतिपूरक मता 

मीमा भेव भत्ते, दूरस्थ स्थान मते और कठिन क्षेत्र पते के रूप में दिए पाने पाले विशेष 

प्रतिपूरक भत्ते की दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने की अावश्यकता है, ताकि मोटे से 
एक ही प्रकार की स्थानीय कठिनाइयों , स्थितियों , मावि वाले स्थानों के मामले में उनमें 
कुछ एकरूपता बाई वा भके । बीपीय श्रेणी के मामले में दो पिभि हिरो पसे के 
स्थान पर एकही संयुक्त प्रतिपूरा पत्ता ना बांछनीय होना । मनाया, पते 
एक -रामान बरौं पर पिए पाने चाहिए । सिफारिश किए गए वेतनमानों को मानते 

इप, ये भने निम्नलिधितरोंपर दिए जाएं । 
कम . 

विशेष प्रतिपूण पदी मासिक र ( पए ) 
050 रुपए से कम 850 . बार 1000 . बीर 20001. और 3000१. मौर 
दुनियादी वेतन उससे अधिक इससे अधिक उससे अधिक उससे अधिक 

किन्तु 15001 . किन्तु 2000 , किन्तु 3000 . . . दुनियादी वेतन 
सेकम बुनियादी सहम बुनियादी समनियारी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


LA 


650 


1. परा 17. 9 में की गई सास्पी कम सं . 1 
010 में सूचीबसोज 

230 
2 17 . 9 में दी गई सारणी के कम सं . 11 मे 
17 में सूचीबर क्षेत्र 

125 100 
3. 40 17 . 9 में दी गई सारणी की मम . 180 
24 में सूचीबद्ध मेगा 

___ 

150 
150 
228 

225 300 
44रा 17 . 9 में दी गई सारणी की कम 4 . 23 
बार 26 में सूचीषय मेष 

20000 100 
(पैरा 17, पैरा 17 . 11) 


100 


m 


- 


- 


- 


(3) 


( 3) 


A 


NV - - 


- 


13. मिजोरम म गायी पाला व मत्ता 

सरकार प्रायोग द्वारा सुझाई गई विशेष प्रतिपूरा भत्ते की संसोधित दरों को ध्यान में रखते 
हुए मिजोरम में विशेष पचा (पड़बड़ी नाले सेव भत्ता ) को जारी रखने की पावस्यमा सो बीच मत्ता विधमान दरों पर दिया जाता है । 
बीजांच करे । 

( पध्याय 17, 4417. 12) 
14वासीय लेखा 

कुछ स्थानों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पनजातीय अब पता, बंधित पपरकार 
द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे ही मते माघार पर बीत किया गया 

मेकिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले मते बी रमिनो 
20 mपए से 50 रुपए मासिक सच है । इस मत्ते की दरें बही होनी चाहिए जिनकीसिमित 
प्रतिकाल अलवायु पत्ते के लिए की गई है । हाल में कुछ राज्य सरकारी रा कुछ स्थायी 
पर जनजातीय सेवा मत्ता स्वीट किया गया है, लेकिन इम मेवों में कमीय सरणारी 
कर्मचारियों के लिए इसकी मंजूरी नहीं दी गई है । यह मत्ता बनवातीय सेवा नाती 

लिए एक प्रोत्साहन मौर जिनमेवों में इसकी मंजूरी राज्य सरकारों द्वारा की गई 
पहा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी यह भत्ता दिया जाए । 

( सम्पाप 17, 41 17 . 6 और 17 . 18) 
18ोखिममताः 

कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले विभिन्न पो के कर्मचारियों बोधिम मतको विशेष समिति नियुक्ति किए जाने की सिफाणिस्वीस 

युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव प्राप्त हुए है । मामले की , सरकार वारा इस प्रयोजन के इस बीच मौजूषा परी पर बोखिम भत्ता देना पारी 
लिए नियुक्ति की जाने वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पांच की जा सकती है । समिति 
में केवल कर्मचारियों के विभिनवों के लिए मत्ता मंजूर करने की भाषस्यकता के बारे 
बीच परे पस्किसकी पर्याप्ततापीबी बार परे । बसी रोपण, विषमा 100 
प्रवियर पनि निजी की । 

( माय 17 Nar . at , 11 . 30 ) 
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( i) र सरकार के 

का बनकरण : 
यात्रा भत्ते और दैनिक मसे मे सबवित विभिन्न प्रयोजनों के लिए वेतन का सरल और 
एक समाल समीकरण मारला वांछनीय है । कर्मचारियों का समूहीकरण निम्मानिनित 
बेसन के अनुसार फिता भाना चाहिए । 
1. 2300/- हार और अधिक 
21900/- है . और अनिल लिनु 2900/- रूप से काम 
3. 146 मलए और अधिना फितु 1900/- रुपए से कप 
*. 11100/- रुपए और प्रविछ किन्तु 1400/- करए से कम . 
5. 1100 रुपए से कम 

( अध्याय 18,पया 18. 3 ) 
( B ) सड़क पात मचा 

RP कर्मचारियों को सामील असा विनिदिष्ट दरों से प्रा किया जाता है । 
यह सुझाव दिया गया है कि किराए के वाहन और माई बनि परिवहन द्वारा यात्रामी 
के लिए निश्चित टेरिफ दरों पर वास्तविक प्रभारों की प्रतितति की जानी चाहिए । 
सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के लिए निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए सरकार 
हारा मील मत्री की दरों में संशोधन किया जाना चाहिए । 

( अध्याय 18, पैराग्राफ 18 . 8 ) 
( ii ) बामा और स्थानान्तरण पर रेल द्वारा यात्रा की तादारी : 
हमारे द्वारा सिफारिश किए गए वेतन को ध्यान में रते हुए पाना और स्थानान्तरण 

पर रेल हारा यात्रा के लिए हकदारी को निम्न प्रकार संशोधित कर ाि जाए : 
देशन 

পাৱা ৰাধ 


2800/- रुपए और अधिक 

एस . सी . - दो टियर शमीपर ) 

प्रथम श्रेणी 
1900/ -रूपये और अधिक किन्तु 

अपम श्रेणी/ए . सी . पयर कार 
किन्तु 2800/ - रुपये से कम 
1400/ - रूपये और अधिक 

प्रथम श्रेणी/ए . सी . वर कार 
किन्तु 1900/- रुपये से कम 
1100/ -रूपये और अधिक 

द्वितीय श्रेणी ( स्लीपर ) 
किन्न : 400/- रुपये से कम 
1400/ - से कम 

द्वितीय श्रेणी ( स्लीपर ) 
( अध्याय 18, पैराग्राफ 18. 9 ) 
{ vi ) दैनिक भत्ते की दर । 

( क ) दैनिक भले की दर निम्नलिखित होनी चाहिए । 

इस प्रयोजन के लिए नगरों और स्थानों का श्रेषीकरण यही होगा जो विन 
मंशालय द्वारा समय- समय पर दिया जाए । 


demmunwarrantier 
- men - me 


कालम 3 और बी - 1 श्रेणी के ए . श्रेणी के मगर 
4 में वर्णित स्थानों मगर तथा मंहगे तथा विशेष रूप 
के अलावा स्थान 

से मंहगे स्थान 


- 


- 


800/ - रुपए और अधिक 
1900/ - रु . और अधिक किन्तु 2800/ 


1400/- , और अधिक किन्तु 1900/ .. 


1100/ -- . धौर अनि forg 140 / 


1100/ - 0 . से 


म 


25 
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भारत का राजपता : असाधारण 
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- - - -- - - -.- ... - - . . - 
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: 


- -- . - - : : : : : 


- - 


--- (1) 

( 2 ) 
( ब ) यदि कर्मचारी किसी होटल अथवा निर्धारित दरों पर आवास और/ या भोजन की 

म्यवस्था करने वाले किसी अन्य प्रतिष्ठान में ठहरे तो निम्नलिखित दर पर दैनिक भत्ता 
दिया जाना चाहिए । 


स्वीकृत 


160 


125 


80 


65 


2800/ - 0 . पौर अधिक 
1900/ - रु . पौर अधिक किन्तु 2800/ 

1 . से कम 
1400/ - रु . पौर अधिक फिन्तु 1000/ 

६ . से कम 
1100/- 1 . और मधिक किन्तु 1400/ 

क . से कम 
1100/ - १ . से कम 

. 25 

( अध्याय 18, 4रा 18 . 3 और 18 . 4 ) 
(v ) स्थानान्तरण अनुदान तथा पकिंग मत्ता : 
सरकार ने स्थानान्तरण यात्रा भत्ते की हकदारी जनवरी, 1986 में संशोधित की है । 

बेतममानों में संशोधन होने से निम्नलिखित के अनुसार एफ -मुक्त स्थानान्तरण अनुवान 
पौर पैकिंग भत्ता संशोधित किया जाना चाहिए । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


धेतन 


पैकिंग भत्ता 


एकमुम्त स्थानान्तरण 
मनुवान 


2800 रुपये मौर अधिक 

3000/- रूपए 1200/ - रूपए 
1900 रुपए और अधिक किन्तु 2800 रुपए से कम 1500/ - रुपए 900/- रुपए 
1400 रुपए मीर अधिक किन्तु 1900 रुपए से कम 1000/ - रुपए 600/ - रुपए 
1100 रुपए और अधिक किन्तु 1400 रुपए से कम 600/- रुपए 600/ - रुपए 
1100 रुपए से कम 

450/ - रुपए 450/ - रुपए 
( अध्याय 18, पैरा 18 . 15 ) 


स्वीकृत 


( vi ) रेल द्वारा शुओं स्थानों के बीच व्यक्तिगत मस्तुमों का परिवहन : 

रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच सड़क द्वारा व्यक्तिगत वस्तुएं से पाने के लिए सरकारी 

फर्मचारियों को सड़क द्वारा व्यक्तिगत वस्तुमों को ले जाने पर हुए वास्तविक वर्ष 
की प्रतिपूर्ति अथवा रेल द्वारा ले जाने पर अनुमत्य राशि तया उस राशि के 
अधिकतम 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त राशि , जो भी कम हो , अवा की जानी 
पाहिए । 

( अध्याय 18, पैरा 18 .12) 
( vii ) रेल द्वारा न पुरे स्थानों के बीच सामान का परिवहन : 

रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच सामान ले जाने के लिए प्रतिपूर्ति की वर्तमान दरें बी 
1981 में ( बस्तुसः 1978 में ) निर्धारित की गई थी , दुगुमी कर दी जानी चाहिए । 

( अध्याय 18, पैरा 18 . 13 ) 
( viii ) स्थानान्तरण पर सरकारी कर्मचारियों की हकवारी : 
यदि कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के नए स्थान पर सरकारी आवंटम उपलब्ध न होने 

के कारण अपने परिवार को पीछे ही छोड़ना पड़े तो उसे सामान्य यात्रा मत्ते 
की हकवारी के बलावा जाने पोर पापसी यात्रा के लिए उसकी हकदारी की श्रेणी 
तक का अतिरिक्त किराया दिया जाना चाहिए । 
( माध्याय 18, पैरा 18 .14) 


स्वीकृत 


स्वीकृत 
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स्वीकृत 


( ७ ) बच्चों के लिए माला सहायता : 

अनुमोदित छुट्टियों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को निर्धारित शो 
के अनुसार, याला सहायता की योजना है । यह जारी रहनी चाहिए. फिन्तु 150 कि . मी . 
का बसमान प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिए । 

( मध्याय 18, 4718. 16 ) 
( 10 ) पाश्रित संबंधियों के लिए माय की सीमा ! 

मानित संबंधियों के लिए 250/- रुपए प्रतिनास पी पाप की मधिकतम सीमा बढ़ाकर 
500/- रुपए प्रतिमास कर दी जाए । 

( अध्याय 18, पैरा 18 . 11 ) 
( 11 ) सामाभ्यः 

यामा मते पनिक भत्ते की दरों की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए 
मार पावश्यक होने पर उन्हें संशोधित किया जाए । 
( मध्याय 18 , 40 18. 17 ) 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


17. सधारी भत्ता 


सवारी भत्ते की दरें निम्न प्रकार संशोधित की जानी चाहिए । 


सरकारी ड्यूटी पर मौसप्त मासिफ यात्रा 


अपनी मोटरकार द्वारा सपारी के अन्य वाहन द्वारा 


201 - 300 कि . मी . 


स्वीकृत 


301 - 450 कि . मी . 


451 - - 600 कि . मी . 


यात्रा के लिए सवारी भते की दर 
300 रुपए 

100 रूपए 
प्र . मा . 

प्र . मा . 
450 रुपए 

130 रुपए 
प्र . मा . 

प्र . मा . 
350 रुपए 

170 रुपए 
प्र . मा . 

प्र . मा . 
650 रुपए 

200 रुपए 
प्र . मा . 

प्र . मा . 
800 रुपए 

230 पए 
प्र . मा , 

म . मा . 


601 - 200 कि . मी . 


800 मि . मी . से अधिक 


सवारी भत्ते को भदायगी के लिए अन्य शर्ते लागू रहेंगी । 
( अध्याय 18 , पैरा 18 . 6) 


18. साइकिल भत्ताः 

साइकिल भत्ते की दरें, विद्यमान पातों पर बढ़ाकर 20/- रूपए प्रतिमास 
कर दी जाए । 
( मध्याय 18, 40 18 . 7 ) 


स्वीकृत 


19. समयोपरि भत्ता । 

(i ) सरकारी कार्यालयों में समयोपरि प्रवायगी को वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए । (i ) से ( iv ) समयोपरि मता देना बंद कर दिया 

जहा की कहीं स्टाफ की अपर्याप्तता के कारण समयोपरि भत्ता दिया जा रहा हो तो इस जाएगा । विनिविष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए 
कमी को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए । सरकार को काम की भावश्यकता के अनुरूप निर्धारित परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य भवे की 
पावश्यक स्टाफ की पवस्था करनी चाहिए । 

भनुमति दी जाएगी । 
( अध्याय 28, मब III, 40 28. 11 ) 
( ii ) प्रचालन संबंधी कार्यालयों के मामले में अतिपूर्ति मकर साफ पान करने की बजाए छुट्टी 

के रूप में दी जानी चाहिए । 
( मध्याय 26, मव III, पय 28 . 11 ) 


HFFIH 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 


1 ] 


भारत का राषपरमसाधारण 


- 


- 


( 3 ) 


( iii ) मानदेय के मामले पर भी भलीभांति विचार किया जाना चाहिए जब मसाधारण परि 

स्थितियों में प्रयवा असामान्य कार्यकलापो के लिए अधिक समय तक रुकने के लिए 
क्षतिपूर्ति करनी हो । 

( अध्याय 28, मद III, पैरा 28 . 11 ) 
( iv ) सरकार मंत्रियों तथा बरिष्ठ मधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ और स्टाफ कार ड्राइवरों 

के लिए उपयुक्त परों पर माउट माफ पाकेट भता और परिवहन भता मंजूर करने पर 
विचार कर सकती है,जिसमें जहां कहीं प्रावश्यक हो , एक समेकित विशेष भता भी 
मामिल है । 

( मध्याय 26, मद III, पैरा 26 . 11 ) 
( v) सरकार, " पति ड्यूटी भत्ते " प्रयवा रात्रि के दौराम किए गए काम के घंटों को भार स्वीकृत । इस बीच मामूदा दरों पर इस भत्ते की प्रवायगी 

प्रदान करने से संबंधित पूरे मामले की जांच कराने की व्यवहार्यता पर विचार कर सकती करना भारी रखा जाए । 
है क्योंकि इसके विभिन्न पहल सपा निहितार्थ है । इसी दौरान सरकार " रात्रि-ड्यूटी " 
भत्ते की दरों को पुन: निर्धारित कर सकती है । 

( मध्याय 26, मर-III , पैरा 26. 13 ) 
20. छड़ी की हकदारी : 
( 1 ) यह सिफारिश की जाती है कि प्रति ममाश जमा होने की 180 दिन की विधमान स्वीकृत । सभी अधिकारियों को अलग से अनुदेश जारी 

सीमा को बढ़ाकर 240 दिन कर दिया जाए । यह भी सिफारिश की जाती है कि किए जाएंगे कि किसी भी कर्मचारी को , मामतीर 
सेवा -निवृत्ति के समय पणित प्रबफाश के बदले नकद राशि की सीमा को भी बढ़ाकर से छुट्टी देने से इन्कार नहीं किया जाएगा । 

240 दिन कर दिया जाए । 
( 2) इस समय मध्ययन संबंधी छुट्टी की मंजूरी की श के प्रधान शिती सरकारी भंवारी मध्ययम छुट्टी नियमों को सरल बनाने का काम कार्मिक 
को ऐसी ही लेने से प्रतिवाधित कर दिया गया है । 

सथा प्रशिक्षण विभाग ने पहले से ही हाय में ले रखा 

है । नियमों में मावश्यक संशोधन जारी होने के बाप, 
और मागे सरलीकरण की कोई प्रावश्यमा नहीं 

रहेगी । 
यपि वह सेवा-निवृत्त होने वाला है अथवा उसे उस तारीण से तीन पर्व के अन्दर सरफारी 
सेवा से सेवा-मियत्त होने का विकल्प प्राप्त है, जिस तारीख को छटी समाप्त होने के 
बाद उसके ड्य टी पर वापस पाने की संभावना है । " अथवा सेवा-निवृत्त होने का विकल्प 
प्राप्त है " शब्दों को नियमों से निकाल दिया जाए । विधमान नियम स्पष्ट नहीं है कि 
क्या उन मामलों में भी अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकती है जिनमें अध्ययन संबंधी 
पाठ्यक्रम एक से अधिक अवधि में पूरा किया जाए । स्थिति को स्पष्ट करने के 
लिए नियमों को संशोधित किया जाए और प्रध्ययन छटी को , विद्यमान सीमाओं के 

अन्तर्गत, जहाँ कहीं मावस्यक हो, दो प्रवधियों में लेने की अनुमति दी जाए । 
( 3 ) प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को 15-15 दिन की वो किस्तों में अस्वीकृत , क्योंकि इससे उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल 

मर्जित अवकाश जमा करने को मौजूदा पद्धति पर पुनर्विचार किया जाए ताकि जिन प्रभाव पड़ेगा , जिनके पास पहली जनवरी प्रपया 
मामलों में कर्मचारियों ने पहली जनवरी प्रयया पहली जुलाई को पहले ही 180 दिन का पहली जुलाई से पहले कोई छुट्टी जमा नहीं होगी । 
ििजत मरकाश षमा कर लिया हो उन्हें होने वाले नुकसान को दूर किया जा सके । 

( अध्याय 26, पराग्राफ 26 . 2 ) 
21. चिकित्सा सुविधाएं 
( क ) जो कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत माते हों, उन्हें बहिरंग इलाज स्वीकार नहीं किया गया । पावश्यकता पाने पर 

के लिए 25 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से निश्चित पिकित्सा भत्ता दे दिया जाए । समुचित इलाज की सुविधा प्रदान करने पर महल 
फिन्तु कैसर, मधुमेह मादि जैसी विशेष बीमारियों पर, जिनका रिपोर्ट के पैराग्राफ 18, दिया गया है न कि बिना प्रावश्यकता के मतों के 
18 . 9 में प्योरा दिया गया है मोर मस्पताल में भर्ती होने पर किए जाने वाले बचों , भुगतान करने पर । मोजूवा कमियों को दूर करने 
की पहले की भांति सभी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाती रोगी । 

मौर केन्द्रीय सरकार स्वास्पय सेवाओं के विस्तार 
( मध्याय 18 पैराग्राफ , 18. 9 ) 

के लिए अलग से कार्यवाई की जा रही है । इस 

बीच प्रतिपूर्ति योजना जारी रहेगी । 
( 4 ) माता-पिता, बहनों , विधवा बहनों , नाबालिग माइयों , तपा बच्चों को सरकारी कर्मचारी, स्वीकार कर लिया गया है । 

पर प्राश्रित माना जा सकता है यदि पे उसके साथ रहते हों और यदि उनकी पंशन तथा 
मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान लाभों के बराबर पेंशन की राशि समेत सभी स्त्रोतों से माय 
500/ - रूपए प्रतिमाह से कम हो । 
( पन्याय 16, पैराग्राफ 16 . 10 ) 
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22. कार्य घंटे : 
सकारी कर्मचारियों के कार्य के घंटों पर जो इस समय 37-1/ 2 घंटे प्रति सप्ताह है, सरकार स्वीकृत । माघ पंटा प्रति कार्य दिवस बढ़ाकर कार्य 

धारा पुनर्विचार किया जाए और उनमें उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने तया के घंटों को 40 घंटे प्रति सप्ताह किया जाएगा । 
उसमें सुधार करने की दृष्टि से यथोचित वृद्धि कर पी जाए । 
( पध्याय 26, पैराग्राफ 28 . 2 ) 


23. सेवामों तथा पदों का वर्गीकरण : 
वर्गीकरण की मौजूदा पति को जारी रखा पाए पौर संशोधित समूहबार वर्गीकरण इस प्रकार संकेतिक रूप से जारी रखा जाएगा। 

मौजूदा वर्गीकरण किया जाए : 


समूह : 


ख . कोई केन्द्रीय सिविल पद जिसका अधिकतम वेतन अथवा वेतममाम 2000 रुपए से कम न 

हो लेकिन 4000 रुपए से कम हो । 


ग. कोई केन्द्रीय सिविल पद जिसका प्रधिकतम वेतन प्रथवा वेतममान 1150 रुपये से अधिक 
___ हो सेकिन 2900 रुपए से कम हो । 


प. कोई केन्द्रीय सिविल पर जिसका अधिकतम मेतन प्रपया बेतनमान 1150 रुपए प्रथवा उस 

से कम दो । जहाँ कहीं इस तरह के परिवर्तन हों पिनका उल्लेख पैराग्राफ 28 . 50 में 
किया गया है तो उन पर्यों के मामले में विद्यमान वर्गीकरण को जारी रखा जाए । किन्तु 
सरकार चाहे तो मावश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों में वर्गीकरण पर पुनर्विचार कर सकती 


( मध्याय 26, पैराग्राफ 26 . 52 ) 


- स्वीकृत 


24 संसदीय कार्य सहायकों को विशेष प्रसा देने संबंधी मौजूदा शतों में कोई परिवर्तन करने की 

पावश्यकता नहीं है । इसकी पर 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया जाए । 
( अध्याय 9, पैराग्राफ 9 . 28 ) 


25. सामान्य भविष्य निधि . 


सभी कर्मचारियों के लिए अंशदान की मौजूदा दरों पर भविष्य निधि योजना को अनिवार्य अंशवाम को मौजूदा दरों पर सामान्य भविष्य निधि 

मनाये रखा जाए । भविष्य निधि खाते से किसी भी प्रयोजन के लिए कोई मग्रिम लेने , योजना को जारी रखने की सिफारिश स्वीकृत । 
की मनुमति नहीं दी जाएगी । भविष्य निधि खाते से वापस न की जाने वाली निका माग्रिम और निकासी के नियमों को कड़ा बनाये 
सियों को भी सीमित कर दिया जाना चाहिए और केवल बच्चों की उम्न शिक्षा, स्वयं आने के बारे में दी गई प्रम्य सिफारिश की जांच 
माथवा बच्चों के विवाह, कर्मचारी की बीमारी पौर मकान बनाने के लिए प्लाट खरी की जानी है । 
दने , अपने रहने के लिए मकान /बना-बनाया फ्लैट खरीदने के लिए, जिसमें प्लाट की लागत 
भी शामिल है, रकम निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए । निकासियों की राशि की 
सीमा तथा पावता शर्ते पहले की भांति ही रखी जाएं, सिंबाए किसी मकान खरीदने 
के लिए निकासी के संबंध में , जिन मामलों में निकासी जाने वाली राशि मौर/ अथवा 
सेवा की अवधि के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । 
( मध्याय 20, पैरापाफ 20 . 4 ) 


26. बेसनपतिः 
सभी ससरों पर किन्तु सेना के सबसे बरिष्ठ स्तरों पर कार्य-निष्पावन से संवर येतन प्रणाली होमी स्वीकार नहीं की गई क्योंकि येतनधिको रोकना सी . 

चाहिए । इस प्रकार पेतममान में बार्षिक वेतन वृद्धियो केवल उन्हीं को दी जानी चाहिए सी . एस . ( सीसीए ) नियमों के अंतर्गत एक दर है । 
जो पूर्ण संतोषजनक ढंग से सेना करें । इस प्रयोजन के लिए सेवा नियमों में संतोषजनक इसलिए वेतनवृद्धि को रोकने की प्रक्रिया बड़ी पेपीचा 
सेवा की परिभाषा शामिल की जाए । कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक उचित बन जाएगी मोर यदि वेतन प्रायोग की सिफारिश 
मानदण्ड तैयार किया जाए और अधिकारियों की एक समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रेणी निर्धा- . .. स्वीकार कर ली गई तो इसे क्रियान्वित करना प्रशास 
रित की जाए । जिस कर्मचारी का रिश्तर उत्कृष्ट कार्य निष्पावन रहे उसे सीमित संख्या निक रूप से कठिन होगा । येतमवृद्धि की हर प्रक्रम 
में बगैर पेंशम पाले नकद लाभ या दुगुनी कर पर वार्षिक वेतन वृधि दे दी जाए । पर समीक्षा करना, कार्यक्रशलता के लिए भी 
( मल्याय , पैरा 7 . 60 ) 

सहायक सिब नहीं होगा । बसतारोष प्रपया पयोति 
के समय इस प्रकार की समीक्षा करना बेहतर होगा । 
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27. प्रभावी बनाने की तारीख : 


( 1 ) सिफारिश किए गए वेतनमामों का लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से वेना प्रशासनिक अनुबन्ध की मब 1 में दी गई सिफारिशों के संबंध में 
दृष्टि से सुविधाजनक होगा । 

निर्णय 1 जनवरी, 1986 से लागू किया जाएगा । 
जनवरी से मार्च 1986 तक की अवधि के संबंध 
में यकार्यों की निवल राशि कर्मचारी के जी . पी . 
एफ . सी . पी . एफ . खाते में जमा कर दी जाएगी 
सी . पी . एफ , योजना के अंतर्गत माने वाले कर्म 
पारियों के मामले में सरकार (नियोक्ता ) की पोर 

से कोई तवनुरूपी अंशवान नहीं किया जाएगा । 
( ii ) अन्य मामलों से संबंधित सिफारिशों के बारे में सरकार को , उन्हें किसी उपयुक्त तारीख संबंधित सरकारी आदेश में प्रभावी होने की तारीख 

से लागू करने के लिए, सभी संगत पहलुभों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें प्रशासनिक तया का उल्लेख कर दिया जाएगा । 
लेखा पदति संबंधी कार्य भी शामिल है, स्पष्ट निर्णय लेने होंगे। 
( मध्याय 31, पैरा 31 . 2 ) 
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MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Expenditure ) 
New Delhi, the 13th September, 1986 


RESOLUTION 


No. 14( D/IC/86 - The Fourth Central Pay Commission was set up by the Government of India by Resolution No. 5(56 ) 
P.III/ 83 dated 29th July , 1983 as amonded by Resolution No. 5 (56) - E. III/ 83 dated 16th February, 1985 and No . 5 (56 ) 
E. III / 83 dated 8th Novernber , 1985 . The Commission submitted on the 30th June , 1986 , Part I of its Report relating to structure of 
emoluments , allowances , conditions of service of Central Government employees including Union Territorios, members of All India 
Servicos and porsonnel belonging to the Armod Foroes . Government have given careful consideration to the recommendations of 
the Commission in respect of olvilian employees of the Central Government in Group B , C and D and have decided that the 
rooommendations of tho Commission in respoct of those categories of Central Government employces shall be accepted broadly 
subject to the improvemonts mentioned below : 


(1) Tho minimum benofit dalculated at 20 % of the basic pay according to tho pay flxation formula in the revised soalos 

recommended by the Commission will be raised from Rs . 50 to Rs. 75 . 


(ii) The rates of increment in the first three lowest soales ( Group D employees ) recommended by the Commission will 

bo improved and the revised pay soalos for Group D employees will now be as below : 
Recommended by the Commission 

As modificd by the Government 
Rs. 750 - 8- 790- EB-10- 940 

Rs. 750 -12-870 - EB-14940 . 
Rs . 775 -10. 965 - EB-12-1025 

Rs. 775 - 12 -955 - EB- 14.1025 . 
Rs. 800 -12-920- EB- 15 - 1070- 20 -1150 

Rs. 800- 15-1010- EB - 20 .1150 . 
(ili ) The Comioission s rooommendations relating to scales of pay shall be made offective from 1 -1 - 1986 instead of 1 -4 - 1986 

as recommended by the Commission . 
( iv ) Six - monthly payment of compensation for rise in prices ( Dearness Allowance ) will boeffective from 1st July for payment 

with the salary for Septembor , and from 1st January for payment with the salary for March , instead of from 1st Septembor 
and 1st Maroh as recommended by the Commission . 


2 . The decisions takon by the Government accordingly on the various recommondations of the Commission in respcot of 
Civilian omployees of the Cootral Government bolonging to Group B , C and D are indicated in the statoment annexed to this 
Resolution . Tho recommendations mado by the Commission which are not included in the Annexure aro boing axamined by the 
Goverament and docisions thereon will be takop as early as possible , 


3. The Government of India wish to express their deep appreciation of the work done by the Commission in dealing with the 
various complicated issues rolating to the omoluments and conditions of service of Central Government employees and prosentid 
a valuable Report . 


A . RANGACHARI, Addl. Socy. 
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ANNEXURR 
Statoment showing the rocommendations of the Fourth Pay Commission relating to omployees in Group D , C 
And D and Government s decisions thercon . (Roferenocs to Chapters And paragraphs in the statement are to 

the Pay Commission s Report ) 
Sl. No. Rocommendations of the Fourth Pay Commission 

Decisions of Government 


1 . PAY 

(i) Group D employees in the existing scalo of Rs. 160- 170 may be allowed the minimum of the Acoopted , 

lowest recommended scale viz. Rs. 730 /- until they a ro brought over on the regular scalo after 
attaining the prescribed age of reoruitmont, 

(Chapter 8 , paragraph 8 . 14 ) 
(11) The Commission has recommended lo Chapter -8, the following 21 revisod soalos for the Accopted subject to following 
Group D , C , and B omployoes : 

modifications : 
1 . Rs . 750 - 8 -790 -EB - 10 -940 

Scales at S . Nos. 1 , 2 & 3 
2 . Rs . 775 - 10 - 965- BD - 12 - 1025 

shall be modified as under : 
3 . Rs. 800 - 12 - 920 -EB - 15 - 1070 -20 - 1150 . 

1 . Rs. 750 - 12 -870 -EB - 14 -940 . 
4 . Rs. 825- 15 - 900 -EB - 20 - 1200 

2 . Rs. 775 -12-955 -EB - 14- 1025 . 
S. R $ . 950 -20 - 1150 -EB -25- 1400 

3 . Rs. 800 - 15 - 1010 - EB -20 - 1 150 . 
6 . Rs . 950 - 20 - 1150 -EB - 25 - 1500 
7 . Rs. 975 -25 - 1150 - BB -30 - 1940 
8 . Rs. 975 -25- 1 150 -EB - 30 - 1660 
9 . Rs. 1150 -25- 1500 
10 . Rs. 1200 - 30 - 1440 -EB - 30 - 1800 
11 . Rs. 1200-30 -1560 - EB -40- 2040 
12 . Rs . 1320 - 30 - 1560 - EB -40 -2040 
13 . Rs. 1350 - 30 - 1440 - 40 - 1800 - EB -50 - 2200 
14 . Rs . 1400 -40 - 1800 - £3 -50 -2300 
15 . Rs. 1400 - 40 - 1600 - 50 - 2300 -EB -60 - 2600 
16 . Rs . 1600 - 50 - 2300 -EB -60 - 2660 
17 . Rs. 1640 - 60 - 2600 - BB - 75 -2900 
18 . Rs. 2000 -60 - 2300- BB - 75 - 3200 . 
19. Rs. 2000- 60- 2300-EB - 75 - 3200 - 100 - 3500 
20 . Rs. 2000-60- 21 20 
21 . Rs. 2375 -75-3200-BB - 100 -3500 

(Chapter 8, paragraphs 8 . 9 and 8 , 73) 
( ili) The revised pay scales rocommonded in Chapter 8 , shall apply to all posts other than those for Accepted , 

which specific recommendations have been made in Chapters 9, 10 , 11 and 27 . It should be 
possible to place any post created in future in one or tho othor scalos recommended by the 
Commission . 

(Chapter 8, paragraphs 8 .9 & 8 , 72 ) 
(iv ) Specitlo rccommendations have been made by the Commission in Chapters 9, 10 , 11 and 27 Accepted subject to certain 
in regard to revised scalos of certain posts or categorios of statt . 

changos in the pay scalos 
of polico personnel which 

Are being notified separately . 
2 . In order to provido relief to those who reach the maximum of their pay scale odo staguation Accepted . The oxisting condi 

incromont on completion of every two years at the maximum of the rospectivo soalos may be tions regarding grant of 
granted to all cadres In Group B , C and D . A maximum of three guoh idaremonts may bo stagnation increment will 
allowed . 

oontinuo. 
( Chapter 23, paragraph 23 , 10 ) 
3 . The pay of employees may be fixcod in the proposod soulos of Acceptod gubjoot to modification that tho minimum benefit 
pay in the manner laid down in para 30 . 2 ( Chapter 30 ). shall be Rs. 75 /- instead of Rs. 50 /-. Central Civil Services 

(Rovised Pay) Rules , 1986 , are being issued separately . 
COMPENSATION FOR PRICE RISE 
(i) Till 4 now index is approvod by Government, the All India Aoocpted subject to the modification that compensation for 

Average Consumer Price Index Numbers for Industrial price rise would be paid from 1st July with selary for 
Workers (General) (Base 1960 .a 100 ) may continue to be September and from 1st January with salary for Maroh . 
used for grant of compensation to employeos for price riso . 

Noto 1 
(11) Compensation inay be paid for the price increase above the The instalmont of Additional Dearness Allowance gapctioned 

12 monthly index Average of 608 (1960 - 100 ), to wbich from 1 -4 - 1986 vido Ministry of Finance O . M . No , 13017 / 1 / 86 
the pay scales recommended are related . 

EI (B ) dated 24 -6 - 1986 and the amounts paid pursuant 

thoroof for April , May & June 1986 , will be adjusted against 
( ii ) Compensation may bo saggtioned twice a year payable the DA payable under revisod formula /AICCATs on account of 
with the salary forMarob and Soptember . 

revision of pay scales. 


. 


( 11) 


Art 91 T14 : atatch 


11 


( iv ) Tho percentage increase in the 12 monthly average of the 

above index for the periods ending December and June oech 
year over index average 608 may be taken in whole numbers 

only with fractions carried forward . 
(v) The rate of componsation to the employees over the busio 

pay at index average 608 may also be in wholo Durborg 

with frictions carried forward . 
(vi) Employeos drawing basio pay upto Rs. 3500/- may be 

allowed 100 % neutralisation . 
( vii ) The compensation may continue to be shown as a distinct 

clomcot of remuneration . 
( Chapter 13, paragraph 13 , 20 ) 


SPECIAL PAY 
(i) Tbo Commission hay suyyostod rovisod scales of pay 

inclusive of spooial pay in some casos , Keeping in view the 
soales of pay proposed by it, the Commission has rooom 
monded that tho existing ratos of speolal pay , wherover 
Admissiblo , may be doubled subject to a coiling of Rs. 500 / 
per month . 
( Chapter 24 , paragraph 24 . 3) 


A ccepted . Ministries/Departments concerned will separately 
undertake the rovicw of posts for which special pay is now 
admissible with a view to limiting the number of special 
pay posts and report results of review to Department of 
personnel and Training before 31- 12- 1986 . 


Accopted . 


(ii) Special Pay for Cashiers : 

Special pay at the following rates may be paid to Cashiers . 
Amount of averagemonthly cash Rate of Special Pay 
handled . 

por month 
Upto Rs. 75, 000 , 

Rs . 50 / 
Over Rs . 75,000 /- and upto 
Rs. 2 ,00, 000, 

Rs. 75/ 
Over Rs. 2 ,00 ,000 /- and upto 
Rs. 5,00 , 000/ 

Rs. 100 / 
Ovor Rs. 5 , 00 ,000 / 

Rs. 125/ 
( Chapter 11 , paragraph 11, 56 ) . 


6 . DEPUTATION DUTY ALLOWANCE 

Govorn rönt mly suitably detormine tho rates of Deputation 
Allowance with reference to the revised pay scales proposed 
by the Commission. Deputation Allowance may bo given at 
Axod rates and not as porcentage of pay , 
(Chapter 24 , paragraph 24 , 5) 


Deputation Allowanco should be paid at the rato of 5 % of 
basic pay subject to a celling of Rs. 250 /- for transfers within 
the samo station and at the rato of 10 % of basio pay 
subject to a ceiling of Rs. 500 /- in other cases. 


Accopted , 


COMPENSATORY ALLOWANCES 
(1) Classifying cities on the basis of thoir comparative costlinçs 

is a complloated and time consuming process . The sugges- 
tion that CCA should be paid at all places is difficult to 
accept as iporoases in tho goneral cost of living are compen 
gated by the scheme of payment of doarnoss allowance from 
time to timo. 
(Chapter 17, Item 1, paragraph 17. 3 ) 


( 1) OCA may be paid to Government employees in the various pay ranges at the files rates Accoptod except that for 14 
mentioned below - 

spocial localities, whore CCA 

at the rato applicable to B - 2 
Pay range Amount of CCA in class of cities (Rs . p .m .) class city are being pald , 

fresh orders will be issued 
B - 1 

B -2 voparately . 
Below Rs. 950 
Rs. 950 and abovo but below Rs, 1900 
Re . 1500 and above but below Rs. 2000 
Rs. 2000 and abovo 

100 


20 


(Chapter 17, Paragraph 17.4 ) 
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8 . HOUSE RENT ALLOWANCE 

(1) The existing system of payment of HRA with referonco to classification of cition based on Accepted , 

population may continuo. 

( Chapter 14 , paragraph 14. 25 ) 
(11) The citias may also continue to be grouped into the cxisting three classes viz. A , B - 1 and B -2 Accepted 

and C . There is a genuino need for payment of HRA in unclassified citics /towns also where 
it is not admissiblo at present. 

( Chapter 14 , Paragraph 14.25) 
( iil) The payment of HRA to Government employoos should be related to the type ofGoveramont Accoptod 

accommodation to which they are entitled on the basis of pay ranges. Under this Arrange 
mrient a fixed amount of HRA should be admissible to an employee entitled to a particular type 
of accommodation and this would not chango until there is a change in his entitlemont. 

(Chapter 14 , Paragraph 14 .26) 
( iv ) The groupings of employces and the amount of HRA in different classes of cities may be as 
follows - 

Accepted (applicable to 
Type of accommo - Pay range in Amount of House Ront Allowance payable in Group B C & D only ). 
dation to which proposed scales 

A , B -1 C class Unclassified 
entitled for entitlement & B - 2 class cities cities 

places 
Rs. 

Rs. 


Rs. 


70 
120 


50 


750 - 949 
930 - 1499 
1500 -2799 
2800 - 3599 


150 
250 
450 
600 


220 


100 
150 


300 


Accopted 


Accepted 


Accepted 


(Chapter 14 , Paragraph 14 .27) 
(v) HRA at the above rates may be paid to all employees (othor ) than those providod Govornment 

owned /hired accommodation ) without requiring them to produco ront receipts. They should , 
however, be required to furnish a certificato to the effect that they are incurring somo expendi 
ture on rent/contributing towards rent. HRA at the above rates may also be paid to 
Government employcos living in their own houses subject to their furnishing a certificato that 
they are paying / contributing towards hou so or property tax or maintenance of the house . 

(Chapter 14, Paragraph 14. 27) 
(vi) The other conditions at present applicable for the grant of HRA in cases whore a Government 

cmployco shares Government accommodation allotted rent free to another Government 
cmployce or resides in Government accommodation allotted to his/ her parents, son, 
daughter , wife or husband, shall continue to be applicable . 

( Chapter 14 , Paragraph 14 . 27 ) 
(vii) There are also restrictions in some cases on the limit of pay upto which HRA is givon . In all 

places where HRA is presently admissible at 15 per cent of pay , tho same may be paid at the 
rates mentioned at (iv ) above for A , B - 1 and B - 2 class citics. In other casos covered by 
special orders , HRA may be paid at tho rato mentioned at ( iv ) above for C class cities . In 
both these cases there should be no upper pay limit for payment of HRA . 

( Chapter 14 , Paragraph 14.28) 
(viit ) So long as the Government continues to extend payment of HRA in the Union Territory of 

Goa , Daman and Diu under special orders, it may be paid at rates mentioned at 
(iv ) above for for C class cities . 

( Chapter 14 , Paragraph 14 .29 ) 
9. HILL COMPENSATORY ALLOWANCE / 
WINTER ALLOWANCE 

A composite allowanco Inclusive of tho prosent HCA and WA should be allowed through - 
out tho year at all places whero HCA is presontly admissiblo . The rates may bo as follows : 
Basic pay 

Rate of composito HCA per month (Rs.) 
Below Rs. 950 
Rs. 950 and above but below Rs . 1500 

70 
Rs. 1500 and above but below Rs. 2000 

120 
Rs. 2000 and above 

150 
(Chapter 17, Item II, Paragraplı 11.8 ) 


Accepted 


Accepted 


30 


a 
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Decisions of Government 


- 


- 


Accepted 


10 . EAD CLIMATE ALLOWANCE 

Bad Cliriato Allowance (BCA ) is grant xd to Central Government employees to componsato 
tiv in for the rigours of servioo la argas which have a bad climits . The allowance is granted 
at thoce pl10x which aro declared by St ito Governments concerned as bad climate areas for 
krant of allo .vance to their staft. Payment of BCA OD the existing criteria without, 
however, any upper pay Ilimit should be made at the following rates - - 


Pay Range 


Ralo of Bad Climate Allowanco per month (Rs.) 


40 


Basic pay below Rs. 950 
Basic pay Rs. 950 and abovo but below Re. 1500 
Basic pay Rs . 1500 and abovo but belo v Rs. 2000 
Basic pay Rs. 2000 and above but below Rs. 3000 
Basic pay Rs. 3000 and abovo 
( Chapter 17, paragraph 17. 14 ) 
PROJECT /CONSTRUCTION ALLOWANCE 


100 


11. 


Accoptod 


Central Government employees working at indeveloped and out of tho way places in 
connection with construction of major p- ojects aro granted a projcct/construction allowanco , 
which is primarily intended to compensato them for lack of amenities such a housing, 
schools, nzarket , dispensarics at the project sites . Tho allowance is withdrawn in a phased 
manncr as ard when tliese amonities Decono avallable at or near the project sito . Guidelines 
for the grant of project allowances and the procedure for sanctioning tho samo were stream 
lined by tie Goveruncnt in mid -sovo ties. The project allowance has also subsequently 
been extonded to non - project employees located lo project areas, at 30 per cent of the rates 
admissible to project employous . No change in the existing guidelines regulating grant of 
project allowing is pocossary but tho ra tos may be revised his follows 


Pay Rango 


Rates of Project Allowance per month (Rs.) 


Basic pay below Rs. 950 
Basic pay Rs. 950 and abovo but bolon Rs. 1500 
Başło pay Rs. 1500 and above but below Rs . 2000 
Basic pay Rs. 2000 and above but below Rs. 3000 
Basic pay Rs, 3000 and abovo 


75 
150 
225 
300 


375 


( Chapter 17 . paragraph 17 . 17) 


12 . 


Acooptou 


SPECIAL COMPENSATORY ALLOWANCE 
There is need for rationallsing the ratx of Special Coinpentatory Allowance in tho nature of 
border areas allowinco , romote locality allowance and Ufficult aroa állowanco so as to bring 
about sono uniformity in them for plaies with broadly similar local difficultios, conditions 
etc . In the case of the Island territoris, it will be cosirable to have one compozito com 
satory allowance instead of two different typus of allowances. Moreover , those 
allowances should be paid at flat ratos. Kocping io view tho pay scalos recommended , these 
allowances- Diay be paid at the following rates - 
Arous 

Ratos of Special Compensatory Allowanco por moitii (Rs.) 

Basic Baslc pay Basic pay Basic pay Basic pay 
pay of Rs. of Rs, of Rs. of Rs. 

slow 954) 1300 2000 3000 
R . 950 and alovo and above and abovo and above 

but below but below but below 
Rs. 1500 Rs. 2000 Rs. 3000 


Sl.No , 


150 


250 


350 


500 


650 


275 


$ 25 


75 


150 


225 


310 


1. Arc listed at $ 1. No. 1 to 10 of tho 

Tatlo given at paragraph 17 .9 
Arcas listed at Sl. Nos . 11 to 17 of tho 
Talle given at paragraph 17,9 
Are y listed at Si. Nos, 18 to 24 of the 

Talle given at paragrap !i 17 .9 
4 . Art 1:1 listed at SI. N03. 23 and 26 of tho 

Tint to given at paragraph 17 . 9 

(Chapter 17, paragraph 17. 11) 
799 G1/ 86 - 3 
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13 . 


DISTURBED AREA ALLOWANCE IN MIZORAM 
The Oced for continuance of Special Allowance (Disturbed Area Allowanca) in Mizoram , Adcopted . Moannbile che 
and rates thereofmay be re - examined by Government taking into account the revised rates allowance may continue to be 
of special compensatory allowance ?", sed by disisi . 

paid at the existing rain 
( Chapter 17 , paragraph 17.12 ) 


Aventeit 


TRIBAL AREA ALLOWANCE 
Tribal Area Allowance ( TAA ) has been granted to Central Governmont employees in a fow 
places on the basis of grant of similar allowance by the respective State Governments to their 
employees. The rates of the allowance for the Central Government employees are, however , 
different and range from Rs. 20 to Rs. 50 per month . The rates for this allowance should be 
the same as recommended for BCA . TAA has recently been sanctioned in a fow places by 
someState Governments to their employees, but it has been extended to Central Government 
employees in those areas. The TAA is intended as an incentive for posting in Tribal Areas 
and it may be extended to Contral Government employees in areas where it has been 
sanctioned by State Governments . 
(Chapter 17, paragraphs 17.15 and 17.16 ) 


13 . 


RISK ALLOWANCE 
There have been suggestions for rationalising risk allowance to various categories of om - The rooommendation for 
ployees exposed to hazards . Th : mitter may be examined by an Esport Committee to be appointiag an Export Co . 
appointed by Government for the purpose . Th : Committee abould not only examine the mmittee is accepted . h the 
need for grant of allowance for different categories of employees but also its adequaoy . In meantime risk allowance may 
the meantime, 100 % increase in the episting rates is recommended . 

continue to be paid at the 

existing rates . 
(Chapter 17, paragraphs 17 .21 to 17.23) 


16 . 


Accepted 


TRAVELLING ALLOWANCE 
(1) GRADATION OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 

It it desirable to make the groupings by pay range simple and uniform for various purposes 
relating to payment of TA and DA , The Grouping of employees should be made into the 
following pay ranges 

(i) Rs. 2800 and above . 
(it) Rs. 1900 and above but less than Rs. 2800 . 
( iii) Rs. 1400 and above but less than Rs. 1900 , 
(iv ) Rs. 1100 and above but less than Rs. 1400 
(v ) Below Rs. 1100 
(Chapter 18 , paragraph 18.2) 


Accepted 


( ii ) ROAD MILEAGE ALLOWANCE 

At present road mileage allowance is paid to the employees at specified rates . It has been 
suggested that forjourneys by hired conveyance and public transport the actual charges at the 
scheduled tariſt rates should be reimbursed . The rates of inileage allowance should be 
revised by Governinent with due regard to the rates prescribed for Delhi hy the Competent 
Authority . 
(Chapter 18 , paragraph 18 .8) 


(iii ) ENTITLEMENT FOR JOURNEY BY RAL ON TOUR AND TRANSFER 


Accepted 


Taking into considration the pay ranges recommended by us, tho entitlements for journey by 
rail on Tour and Transfer may be revised as unders 
Pay range 

Travel entitlement 


Rs, 2800 and above 
Rs. 1900 and above but less than Rs. 2800 
Rs. 1400 and above but less than Rs. 1900 
Rs. 1100 and above but less than Rs. 1400 
Bolow Rs. 1100 
( Chapte : 18 , paragraph 18 . 9 ) 


AC two- tier sleeper/First Class 
First Class /AC Chair Car 
First Class /AC Chair Car 
Second Class (Sleeper ) 
Second Class (Sleeper) 


to t 


: qui 


- 


- 


ALL 


um 


- 


= 


DA 


Doolsloon of Governmost 
-- - - 


HIV 


S . No Hooomwodations of the Fourth Pay Commission 

- - - - - - - - - - 
( iv ) RATB $ OF DALY ALLOWANCE 
(a ) Tho rato of daily allowance should be asmentioned below : the classification of cities 

and localities for the purpose will be the sameasdecidal by the Mloloury of Finance from 
time to time. 


Accepter 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Pay Range 


LocaUtos other 
than those men 
Tinned la Cols. 


B - I Classcltlon 
and expensive 

localitles 


A - Cluse Cities 
and specially 

mpenstvo 
localities 

- 


. . - . - - 


- - 


- --- 


- 


- 


- - -- 


-- 


- 


" 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


" - 


- 


--- 


- 


- - - - 


- - - - - - - - - 


( 2 ) 


- - 


- . . - .. 


. - - - - -- - - - - 


(RS.) 


Rs, 2300 and above 
R9. 1900 and above but loss 
than Rs. 2800 
R 9 . 1400 Apd above but leos 
than Rs. 1900 
Rs. 1100 And above hulle94 
than R # . 1400 
Bolow Rs. 1100 


Accipico 


(b ) Duity allowancuat following ralos would be given whencmployers stay indintelor uthes 

ostablishment providing board and/ or lodging as scheduled tarifis ; 


120 


150 


Accepted 


Rs. 7800 and abovo 
RS. 1900 and above but 
loss than Rs. 2800 

125 
R 9. 1400 and above but 
loss than Rs. 1900 
Rs. 1100 and abors but 
1099 than Rs. 1400 
Belon R & 1100 

(Chapter 18, marahsapbx 18 . 3 du 18 . 4) 
(V ) TRANSFEK GRANT ANI) PACKING ALLOWANC ), 

Qovoriment love lovisou the transforTAonthlomonts in January , 1986 . With tho revisionof 
pay scalo : luntp UOL 119dfer grant and packing allowance shou s l a revived os fc lon : 
Pay Range 

I nmp sum traps . Packing 

fer grant allowance 
R , 2800 und Abuto 

3000 

12001 
RS. 1900 and above but loss than Rs. 2800 

1500 / 

900 / 
Rs. 1 100 cod abovo but lass shan Rs. 1900 

1000 , 

600, 
Rs. 1100 and abovo but loss than Rs. 1400 

600 / 

600 / 
Below Rs. 1103 

4501 

4 , 50 / 
(Chaptor 18 , paragraph 18 .15) 
(vl ) TRANSPORTATION OF PERSONAL EFFECTS BETWEEN PLACES CONNECTED 

BY RAIL 


Accepted 


For Carriage of personal effects by read between placce connected by rail, the Government 
employees should borolmbursed the actualoxpondituro ontransportation of personal effects 
by road or tha amountadmissible on transportation by railway and an additionalamount of 
notmore than 25 por cont thorool, whichovor is loss , 

(Chapter 18, paragraph 18 . 12) 
(vil) TRANSPORTATION OF GOODS BETWEEN PLACES NOT CONNECTED BY RAL 

Tho progontratesof roimbrosoment for transportationof goods botwocn places pot connectod 
by rall, which woro filxod In 1981 (Actually 1978 ), should be doutled . 
(Chapter 18 , paragraph 18 . 13) 


Accepted 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 
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Acceptaci 


( vii) ENTITLEMENT OF GOVERNMENT EMPLOYEES ON TRANSFER 

Thdemployeos should be allowed an additionalfare by the entitled class for boih onwaid and 
returnjyurnoy , inaddition to the normaltransfer TA entitlement, ifhehas to save his famiiy 
behind because of non availability of governmestresidentialiccommodation at the new place 
of posting . 

(Chapter 18, paragraph 18 .14 ) 
(1x ) TRAVEL ASSISTANCE FOR CHILDREN 

There is a scheme of travel assistance for children of CentralGovernmentemployees during 
approvad vacations, subject to stipulased conditions . This may : onticue exceptthatthe 
present restriction of 150 Km . should be dispersed with . 
(Chapter 18 , paragraph 18 . 16 ) 


Accepte ! 


Accepted 


(* ) INCOME CEILING FOF. DEPENDENT RELATIVES 

Thoiacomocoiling ofRs. 250 /- por mensem for dependent relatives shoult be raised to 
Rs. 500 /- per mensem . 

( Chapter 18, paragraph 18 . 11) 
( xi) GENCRAL 

Rates oftu . T.17lpay bo reviewed by Governmcatporiodically and revised as and when 
necessary . 
(Chapter 18, paragraph 18 . 17) 


Arcepter 


17 . CONVEYANCE ALLOWANCE 

The rates of conveyance allowance should be revised as mentioned below : 


Accepted 


Rates ofconveyance allowance for journeys by 


Average monthly travel on 

Officialduty 


Owned Motorcar Other modes of conveyance 
201- 300 km 

Rs.300 ,- p .m . 

Rs. 100 /• p .m . 
301 -450 Km 

RS. 450 /- p .m . 

Rs. 136 - p .m . 
451- 600 Kn 

Rs. 550 /- p .m . 

Rs. 170 /- p .m . 
601-800 Kn 

Rs.650 /- p .m . 

Rs. 200 /- p .m . 
Aliavo 800 Km . 

Rs. 800 /- p .m . 

Rs. 230 /- p.m . 
Other coaditions of drawal of conveyance allowance will continue to apply , 

(Chapter 18, paragraph 18 . 6 ) 
18 . CYCLE ALLOWANCE 

The rates of cycle allowance may be raised to Rs. 20 /- per mensem ,subject to the existing Accepted 
conditions , 

( Chapter 18, paragraph 18. 7 ) 
19. OVERTIME ALLOWANCE 
(i) Thepresent system of payzentof overtime in Government offices should be discontinued . 

(i) to ( v . 
Whenever overline allowance expenditure is being incurred due to ir de créer ufríi Ismrt ri , : 1 : " ! 
should be madeupexpediti usly . Gyvernment should provide the necessary staff consistent discontinited . Extra work : 
with the requirement of werk . 

allowance shall be ailowed 
( Chapter 26 , Ttem III , paragraph. 26 . 11 ) 

under prescribd carditions 
for specific care :orics of 

employees. 
( ii) Foroporativa oncesthecompensation should brinilicfornof eff drys rather than hy wayof 

cash benefits . 

( Chapter 26 , Item UI, paragraph 26 . 11) 
(ül) Honorarium should be considered only for compensating the overstayallering piciod : of 

unusual activity or due to liforniani umstances. 
( Chapter 26 , Item ni, parg âgü : 5 ! ) 


( HTTI- İ : 1 


TO 


TU PATEIT 


21 


Sl. No . 


Rocuramendations of Fourth Pay Commission 


Decisic is of t ie Government 


www. 


( iv) 


pornine it m y also consider granting out of pocket oxpensesanci 
r . port charges for personal sial and drivers of staff car of 
11 . tur ; id enior om orsat jui::lole tate , including a conso . 
kad spccial allova : 100 whcrevor Ilces 214 . 
(Chapter 26 , Item Ill, paragraph 26 . 11) 


(V ) Accepted . In the mcant me fayment of this 
allowance may continua at the existing rates. 


( ?) Gsie 

n t inay puusider advisability of having the entire matter 
1 . * ngtu " Nigt luty allowance" or weightage for hours of work 
pe formed during night, examined as it has various aspects and 
inp i jations. In the meantime Governmentmay refix thc raies of 
" Nightduty : allowance . 
( Chapter 26 , Itcm III , paragraph 26 . 13) 


20 . LEAVE ENTITLEMENTS 

(i) It s, 00711olad litt tác €. i. ting init f 150 days ? 

«in curgulation of Caricd Leave maybraised to 240 dayi It isalso 
raroni nanied that the limit of encashment of E . L . ai tho wc of 
rotiramantmay also bu raised to 240 days. 


Alreptel. Instructions will re listed separately 

all authorities to ensuie that love shall notoidi. 
narily bo denied to any employce . 


Anexerci-etu simplify Study leave Rules has already 
been undertaken by Department of Personnel and 
Training. Wit): the issue of neces -ary amendments 
to the Rules , there will be no need to bring further 
simplificatione 


( ii ) torrent tiie consiitions for grant of study wave r u le a 

Givernment employee from availing of such liave if he is due to 
rotir ; or has option to retire from Government service wishin three 
yairs of the dats on waich he is expected to return to duty after the 
expiry of lisava. The words or ha ; the option to retire " may be 
delated from the rules . The present rules are not clear whether study 
laivavaa bu granted in cases where the course of study is completed 
iamre than one spell. The rulesmay be modified to make position 
clear and stu ly leavə , subject to existing limits be permitted in two 
Spell as whore necessary . 


Not accepted as is will adversely affect employoes 
having no leave at their crcdit before January 1st 
or July 1st. 


(iii) The presentprocedure ofcrediting E .L . in two instalments of 15 days 

each on January and July 1st of every calordar ycar may be reviewed 
to removs disadva : itages to employees in cases where they have 
alreally accumulated 180 days E . L . before Januauy Ist or July 1st . 

( Chapter 26 , paragraph 262) 
21. MBDICAL FACILITIES 
(a ) Fur employees covered by medical re - imbursement scheme a fixed 

matical allowanccoffs. 25 per inonth for outdoor treitmertmay be 
paid . However, the expense incurred on the special dicascs like 
cancar, diabetes etc .as detailed in paragraph 16 . 9 of the Report and 
hospitalisation may continue to lcre - imoursed to allemployces as at 
prescrit: 
( Cháprar 16 , paragraph 16 . 9 ) 


Not accepted. The cmphasis is on providing ade. 
quate medical care where needca ard not on 

disturstmert of allowances irrcopective of need . 
Separate action is beirg taken to eliminate the exist 
ing weaktesse . and for extension of C .G . H .S . 
coverage . Meanwhile , the re - imbursement scheme 
will contiuus 


Accepted . 


(6 ) Plionis,sistors , widowed sisters ,minor brothers, andchildren may be 

semed to be dependent on the Goveriment employee if they are 

1. Wohin and if their iacomus from all coui ces includics 
prudsiga sina punijn quivalent ofDCRG benefits is less than 
Ks. 500 per month . 
( Chapter 16 , Paragraph 16 . 10 ) 


ciceptid . Yumitiofworkirig hours shall be ivorcased 
to 40 hou : per weck by adding balf an hour per 
working day , 


22 . HOUSS OF WORK : 

wo:Klinas 3foca sufwich ait si perent 37.12 hours a week 
mzy .. ) 2013 by GVyramotália : iod od suitably keeping ia view 
the 0 . iaiiiain iad iluprove the lovelsf productivity . 

(Ch30 tor 0 , paragrapb 26 . 6 ) 
23. CLASSIC CATION OF SERVICES AND POSTS : The prezent 

syster i et ification may beco ptinued agd te retsed groups is : 
classi iradi . Jy be as flops : 


Existing classification ball becautitled Lotionally . 


NAS 


o try 


Yht 
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Accepledd . 


Sl. No. Recommendations of Fourth Pay Commission 
Group 

A central civil postcarrying a pay or scale of pay with a magi 
mun of not loss than R9. 2900 but loss than Rs. 4000 . 

A contralcivil postcarrying a pay of 4 scale of pay with a maxl 
mum over Rs. 1150 but less than Rs. 2900 . 
Acontralcivil post carrying a pay or a scalo of pay the maximum 

of which is Rs. 1150 or loss. 
Wherever thoro aro dovlations of the nature mentioned in paragraph 
26 . 50 the existing classication for those posts may continue. 
Governmentmay, howover, reviow the classification in such casos as 
and whon qocossary . 

( Chapter 26 , Paragraph 26 . 52 ) 
24 . No chango is Docossary in tho existing conditions for the grantof special 

allowanoo to Parliamont Assistants . Its rato may to increased from 
Rs. 200 to Rs. 300 . 

( Chapter 9 , Paragraph 9 . 28 ) 
25. GENERAL PROVIDENT FUND : 

Provident Fund schonomay continue to be compulsory for all cmphyces 
at tho oxisting rates ofcontribution . No advance shall be permitted from 
Providont Fund Account for any purpose whatsoever. Non -roſundable 
withdrawals from the provident fund account should also be restricted 
and allowod only for purposes of higher education of childien , barriage 
of solf or children illnoss of tho employee and for purchasing a house site 
for building & bouse theroon, building /acquiring a house or a built ist for 
his residenco including cost of the site . The limits and eligibility condi 
tions for withdrawals may continue to be as at present except that in ros 
poctofwithdrawal for owning a residence , there may be po restrictionson 
tho amount to be withdrawn and /or tho service rendered . 
(Chaptor 20 , paragraph 20 . 4 ) 


Roconimendations to continue GPF scheme at tho 
existing rates of contribution accepted . The other 
recommendation to tighten rules for advorecard 
withdrawals in te cxamired . 


26. INCREMEMT : 

Thoro should be a system of performance relutled puy at all but the most Net Accepted as tbhclding of an increment is 4 
senior levels of servico. Tho incromonte in sales of pay may has he penalty under the CC ( CCA ) Roks, 1965 . Tic 
admissible only to those who give fully satisfactory servicc. For this proccduse , thoicfoc, foi mitt lissfoluirupul 
purpose , tho doinition of satisfactory sorvico may be provided in the Sor- would become very comterrome and if the reccpro 
vico Rules. A suitable criterion may be formulated for performance ondations of the Pay Commission are accepted , it 
ovaluation and rating may be made annualy by a Committee ofOfficers . would be administratively difficult to implcarer1. 
An omployeo who givos consistont excellent performanco should be con - It will also not bo conducive to efficiency that every 
sidered for a limited number of non- ponsionablocash bocefits or increment glage of increment should be so rcviewçd . Such a 
at double tho rato . 

rovlow should bottor bo done at the stage ofcrossing 
( Chaptor 7, paragraph 7. 60 ) 

of Ediclancy Bar or for promotion . 


27. DATE OF EFFECT 

(i) It would be administratively convenient to give tho benefit of tho Thodocision on tho recommendations listed at item -1 
salosofp lycocoon lod from tho boginning of thecurrent inancial of the aproxure shall be made applicable with offoc 
Yoar. 

from Ist January, 1986 . Tho not amount of arrears 
for tho porlod January to March , 1986 will be depom 
alted in the GPF /CPF Account of the employees. In 
tho caso of employeos covorod by CPF schepto , 
thoro will be no corresponding contribution from 

Govommoat s (Bmployer s) sido . 
(1 ) In regard to rocommondatons on other mattors , Govorimont will Dato of offoct will bo spocified in the telovadi Co 

have to tako specific decisions to give offect to thom from a gultablo votopent orders. 
dato ,kooplog in Vlow allrelevant aspects , including tho administrative 
and accounting work . 
( Chaptor 31, paragraph 31 . 2 ) 
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